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वस्त्र मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018 
विषय: 01.04.2017 से 31 .03. 2020 तक की अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 

( एसआईटीपी) के दिशानिर्देश । 

सं. 19/ 2/2016 -एसआईटीपी वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने , रोजगार अवसरों का सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा 
देने के उद्देश्य से देश भर में वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, उत्कृष्ट अवसंरचना के साथ वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए सब्सिडी 
प्रदान करने हेतु एक योजना सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने अब 01.04. 2017 से 31.03. 2020 तक की 
तीन वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तनों के साथ एकीकृत वस्त्र पार्क योजना ( एसआईटीपी ) को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान 
कर दिया है । योजना के संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं : 
1.0 उद्देश्य : योजना का प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों के समूह को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों के अनुरूप वस्त्र 
इकाइयों की स्थापना के लिए एक कलस्टर में अत्याधुनिक अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना 
है ताकि वस्त्र क्षेत्र में निजी निवेश को प्रेरित और नए रोजगार के अवसरों को सृजित किया जा सके । 
2.0 पात्रता: उद्योग संघ , उद्यमियों के समूह तथा राज्य सरकार की एजेंसियां एकीकृत वस्त्र पार्कों ( आईटीपी ) के मुख्य प्रर्वतक 
होंगे । प्रत्येक आईटीपी में स्थानीय उद्योग, वित्तीय संस्थानों, राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक निगमों तथा राज्य एवं केंद्र 
सरकारों की अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजनतंत्र ( एसपीवी ) मौजूद होगा। यह एसपीवी 
अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक निगमित निकाय होगा। प्रत्येक प्रर्वतक की निवल संपत्ति 
परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित उसकी कुल इक्विटी के 1. 5 गुणा से कम नहीं होना चाहिए । एसपीवी के लिए किसी अन्य 
संरचना हेतु परियोजना अनुमोदन समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा । 
3.0 संभावना एवं संघटक : यह योजना उच्च विकास क्षमता वाले ऐसे औद्योगिक कलस्टरों तथा स्थानों को लक्षित करती है 
जिन्हें विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सहायता का विकास करने के लिए रणनीति निवेश की आवश्यकता होती है । 
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साम 


3.1 कार्यक्षेत्रः परियोजना लागत में आईटीपी की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन /सहायता क्रियाकलापों (वस्त्र मशीनरी , 
वस्त्र इंजीनियरिंग , उपस्करों , पैकेजिंग सहित ) के लिए सामान्य अवसंरचना तथा भवन शामिल होंगे। प्रत्येक परियोजना 
सामान्य रूप से सरकारी अनुदान की पहली किस्त के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर पूरी की जाएगी । 
3.2संघटक: एक आईटीपी में निम्नलिखित संघटक शामिल होंगे: 
3. 2.1. भूमि का पंजीकरण एसपीवी के नाम पर होना चाहिए। एसपीवी द्वारा वस्त्र पार्कों के लिए भूमि की खरीद 

अथवा लीज के माध्यम से व्यवस्था न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। भूमि के पंजीकृत मूल्य 
को परियोजना में उद्योग के इक्विटी हिस्से के रूप में माना जाएगा। भारत सरकार के अनुदान का प्रयोग 

भूमि की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा तथा परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी । 
3. 2. 2. सामान्य अवसंरचना जैसे कम्पाउंड बॉल, सड़कें , ड्रेनेज , जल आपूर्ति , कैप्टिव पॉवर प्लांट सहित बिजली, 

शोधन संयंत्र तथा दूरसंचार लाइनें आदि । 
3. 2. 3. सामान्य सुविधाओं के लिए भवन जैसे परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, व्यापार 

केंद्र/प्रदर्शन केंद्र, भंडार-गृह सुविधा/कच्ची सामग्री का डिपो, पैकेजिंग इकाई, क्रेच, कैंटीन, कामगारों का 
होस्टल, सेवा प्रदाताओं का कार्यालय, श्रमिकों के आराम तथा मनोरंजन की सुविधाएं, विपणन सहायता 

प्रणाली ( बैकवर्ड /फॉरवर्ड संपर्क ) आदि । 
3. 2.4. फैक्ट्री भवन उत्पादन उद्देश्यों के लिए । 
3. 3 ऊपर प्रत्येक समूह के अंतर्गत शामिल मदें केवल प्रतीकात्मक हैं तथा आईटीपी के सदस्यों की विशिष्ट उत्पादन तथा 
व्यापारी आवश्यकताओं के अनुरूप ऊपर उल्लिखित सभी सुविधाओं अथवा उनमें से कुछ का चयन करते हुए प्रत्येक आईटीपी 
का विकास किया जा सकता है । परियोजना अनुमोदन समिति ( पीएसी) मामला - दर -मामला आधार पर परियोजना लागत में 
किसी संघटक को शामिल करने अथवा न करने के मामले में गुणदोष के आधार पर अपनी सिफारिश देगी । इस योजना के लिए 
कुल पात्र परियोजना लागत में ऊपर 3.2. 2, 3. 2.3. तथा 3.2. 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार आईटीपी के संघटकों के लिए 
लागत शामिल है बशर्ते फैक्ट्री भवन का मालिकाना हक एसपीवी के पास हो । परियोजना लागत में अवसंरचना की डिजाइन 
तथा निष्पादन के लिए एसपीवी द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं का तकनीकी शुल्क शामिल नहीं होगा । 
3. 4 योजना के अंतर्गत प्रत्येक एकीकृत वस्त्र पार्क ( आईटीपी ) के अंतर्गत वरीयत : 25 एकीकृत इकाइयां होनी चाहिए। प्रत्येक 
आईटीपी में उद्यमियों की संख्या और परिणामरूवरूप निवेश की मात्रा अलग - अलग परियोजनाओं में अलग - अलग हो सकती 
है। तथापि एक पार्क में प्रर्वतकों तथा उद्यमियों द्वारा भूमि , फैक्ट्री भवन और संयंत्र एवं मशीनरी में समग्र निवेश नीचे पैरा 3. 5 
में उल्लिखित अनुपात के अनुसार होगा । प्रत्येक पार्क में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि एसपीवी के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए 
अथवा एसपीवी के पास नयूनतम 30 वर्षों के लिए भूमि की पंजीकृत लीज डीड होनी चाहिए । पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य 
विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । 
3. 5 वस्त्र पार्कों में निवेश का स्तर नीचे विनिर्दिष्टानुसार होगा : 
3.5. 1. एसपीवी में 8 से कम प्रर्वतकों वाले एकीकृत प्रस्ताव के मामले में परियोजना लागत और निवेश का अनुपात 

1:10 होगा। 
3.5. 2. एसपीवी में 8 या उससे अधिक प्रर्वतकों वाले मामले में परियोजना लागत और निवेश का अनुपात 1:6 

होगा । 
* एकीकृत पार्क प्रस्तावों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला के स्पिनिंग, विविंग, निटिंग, प्रसंस्करण, परिधान आदि में से 

न्यूनतम 3 सेगमेंट शामिल होने चाहिए । 
3. 6योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे नए आईटीपी को एसईजेड से छूट प्रदान की जा सकती है। 


4.0 


अन्य योजनाओं के साथ संमिलन: इस योजना के तहत पार्कों में स्थापित इकाइयों को सरकार की विभिन्न 
योजनाओं के तहत योग्य लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: - 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


4.1 


संयंत्र और मशीनरी: यदि एसपीवी अथवा पार्कों में इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 
सहायता की आवश्यकता हो तो वस्त्र मंत्रालय की एटीयूएफएस योजना के अंतर्गत पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किए 
जा सकते हैं । एटीयूएफएस ( 2022 तक) के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंट के लिए सब्सिडी की दरें और सीमाएं नीचे 
दर्शाई गई हैं : 

पूंजीगत निवेश सब्सिडी सीआईएस प्रति | 
(सीआईएस ) 

व्यक्ति इकाई 


सेगमेंट 


गारमेंटिंग, तकनीकी वस्त्र 


पात्र मशीनों पर 15 % 


30 करोड़ रुपए * 


नए शटल रहित करघों के लिए वीविंग ( वीविंग की तैयारी और निटिंग पात्र मशीनों पर 15 % 
सहित ) प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा । 


| 30 करोड़ रुपए 


| 30 करोड़ रुपए 


। । 


समग्र इकाई/ एकाधिक सेगमेंट - अगर परिधान और तकनीकी वस्त्र | पात्र मशीनों पर 15 % 
श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50 % से 
अधिक है 
समग्र इकाई/ एकाधिक सेगमेंट- अगर परिधान और तकनीकी वस्त्र श्रेणी पात्र मशीनों पर 10 % 
के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50 % से कम है । 


20 करोड़ रुपए * 


* यदि आवेदक ने आरआरटीयूएफएस के तहत पहले सब्सिडी का फायदा उठाया था , तो वह केवल एक एकल इकाई 

के लिएनिर्धारित कुल सीमा के भीतर शेष राशि के लिए पात्र होगा। एटीयूएफएस के तहत किसी एकल इकाई 

द्वारा समग्र निवेश के लिए अधिकतम सब्सिडी संबंधित सेगमेंट के लिए ऊपर उल्लिखित अनुसार सीमित होगी । 
4 . 2 आवश्यक श्रमशक्ति को कुशल बनाने के लिए, पार्क में इकाइयां वर्ष 2017-18 से 2019- 20 की अवधि के लिए 

" समर्थ "- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं । योजना के अंतर्गत , 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण एमएसडीएंडई के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क 
( एनएसक्यूएफ़ ) के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य मानकों के अनुसार प्रति घंटे की लागत पर आधारित 
है । प्रशिक्षण भागीदार अपने स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षण केंद्रों को अपेक्षित बनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। 


4. 3 यदि पार्क को मरीन डिस्चार्ज या ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की जरूरत होती है, तो एक एकीकृत प्रसंस्करण 
विकास योजना ( आईपीडीएस) के तहत सहायता मांगने के लिए पार्क के आस-पास चिन्हित अलग - अलग जमीन के साथ अलग 
अलग डीपीआर प्रस्तुत की जा सकती है। आईपीडीएस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत , 75 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन पात्र 
परियोजना लागत की 50 % सब्सिडी प्राप्त की सकती है । 
4.4राज्य सरकारों के कार्यक्रमों और नीतियों के तहत टेक्सटाइल पार्कों के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया 
जा सकता है । 
5 .0प्रस्तावों का प्रारूप : परियोजना के प्रस्तावों को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए 
5. 1 प्रस्तावों को तैयार करना: एसपीवी द्वारा मांग और विकास के लिए संभावना के आधार पर विशिष्ट क्षेत्र में सामान्य 
सुविधा और अवसंरचना की आवश्यकताओं के एक नैदानिक अध्ययन के आयोजन के बाद परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया 
जाएगा। परियोजना का प्रारूप , संरचना और रूपरेखा, जिन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है , 
अनुलग्नक- | में दिए गए हैं । यह रूपरेखा सांकेतिक है और व्यापक नहीं है। डीपीआर के साथ संबंधित राज्य सरकार से 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र तथा ऋणप्रदाता एजेंसी से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कुछ राज्यों अथवा 
ऋणप्रदाता एजेंसियों को मंत्रालय के सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता हो तो उसे इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि 
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राज्य सरकार गुणदोष के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी और ऋणप्रदाता संस्थान भी गुणदोष के आधार पर 
व्यवहार्यता प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो डीपीआर में शामिल होगा । 
5. 2 प्रस्ताव प्रस्तुत करना: पात्र एसपीवी परियोजना प्रस्तावों को वस्त्र मंत्रालय के अवसंरचना प्रभाग में ऊपर उल्लिखित 
प्रपत्र में सभी संगत सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा । 
6 .0 मूल्यांकन प्रक्रिया: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच और मूल्यांकन तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता के 
दृष्टिकोण से परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पीएमयू ) की सहायता से अवसंरचना प्रभाग द्वारा की जाएगी । पीएमयू का चयन 
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा । पीएमयू के रूप में चयनित की गई एजेंसी के 
पास परियोजना वित्त में घरेलू विशेषज्ञता , अवसंरचना विकास , परियोजना प्रबंधन , आईटी समाधान विकसित करने की 
क्षमता आदि होगी । पीएमयू वस्त्र मंत्रालय के अवसंरचना प्रभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगी । पीएमयू मंत्रालय 
को प्रस्तुत की गई डीपीआर पर अथक परिश्रम करेगी और अपनी सिफारिशें अवसंरचना प्रभाग, जो बदले में परियोजना 
अनुमोदन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, को प्रस्तुत करेगी । 
7.0 परियोजना अनुमोदन: माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी ) द्वारा परियोजनाएं 
अनुमोदित की जाएंगी। पीएसी में सदस्य के रूप में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सचिव (वस्त्र ), अपर 
सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वस्त्र), अवसंरचना प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव ( वस्त्र), वस्त्र आयुक्त तथा डीआईपीपी , 
एमओईएफ , एमएसएमई और एमएसडीई के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। वस्त्र अनुसंधान संघ जैसे सिटरा , अटिरा , 
टेक्सप्रोसिल, एसआरटीईपीसी तथा उद्योग निकाय जैसे सीआईटीआई अथवा एसआईएमए के प्रतिनिधि, यदि आवश्यक समझा 
गया , विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संबद्ध हो सकते हैं । 


8. 0 वित्तीय पैटर्न: वित्त पोषण पैटन तथा निधियों को निम्नलिखित अनुसार जारी किया जाएगा : 


8. 1 वित्त पोषण पैटर्न: कुल परियोजना लागत, पैरा 3. 3 में विनिर्दिष्ट अनुसार का वित्त पोषण वस्त्र मंत्रालय ( भारत 
सरकार ), राज्य सरकारों , राज्य औद्योगिक विकास निगम से अनुदान , उद्योग से इक्विटी और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण के 
माध्यम से किया जाएगा । योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में भारत सरकार की सहायता 40 करोड़ रुपए की सीमा के 
अध्यधीन पात्र परियोजना लागत के 40 % तक सीमित होगा। भारत सरकार की सहायता अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर , 
मेघालय, मिजोरम , नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में पहली दो 
परियोजनाओं ( प्रत्येक ) के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 90 % की दर से दी जाएगी । केंद्र 
सरकार पार्क के एसपीवी के बोर्ड में एक नामिति रखने के लिए पात्र होंगे । 


8. 2 निधियों की रीलिज : एसपीवी को भारत सरकार की सहायता की रीलिज 30: 40: 30 के अनुपात में 3( तीन ) किस्तों में की 
जाएगी। निधियों को जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है। एसपीवी अपने दावे वस्त्र 
मंत्रालय को अग्रेषित करेगा । अवसंरचना प्रभाग , मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए दावों की जांच पीएमयू की सहायता से करेगा 
और सरकारी नियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार जीएफआर- 12ए ( जीएफआर 2017) के प्रपत्र में 
उपयोगिता प्रमाणपत्र रर्स पूर्व बिल , जमानत बंध - पत्र आदि सहित सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात दावों की 
सिफारिश करेगा । भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के लिए एसपीवी द्वारा पृथक खाता रखना होगा जो भारत के 
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा -परीक्षा के अध्यधीन होगा। 


8.3 प्रशासनिक/ विविध व्यय के लिए बजट : प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन , अध्ययन , अनुसंधान एवं संगोष्ठियों , सूचना के प्रचार 
प्रसार , विज्ञापन तथा आईटी समर्थित मॉनीटरिंग तंत्र में रखने आदि के लिए एक बजट प्रावधान जो वार्षिक बजट का 2% से 
अधिक नहीं होगा, किया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


ना 


9 .0परियोजना निष्पादन : विशेष प्रयोजन तंत्र ( एसपीवी ) परियोजना के निष्पादन के लिए केंद्र बिंदु होगा और निम्नलिखित 
भूमिका अदा करेगा: 

परियोजना की अवधारणा तैयार करना, वित्तीय समाप्ति प्राप्त करना, परियोजना क्रियान्वयन और 
अवसंरचना का प्रबंधन करना। 
भूमि की खरीद, जिसकी लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जाएगी । 
पार्क को समय से परा करने और सरकारी अनदानों के उचित उपयोग के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ करार 
करना । 
निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों /परामर्शदाताओं की नियुक्ति । परियोजना को समय से पूरा सुनिश्चित 
करने के लिए एसपीवी परामर्शदाताओं और ठेकेदारों से उपयुक्त निष्पादन गारंटी प्राप्त करेगा। 
इकाइयों के स्थापना के लिए अवसंरचना का विकास और उद्योग के लिए स्थलों का आवंटन । 
आईटीपी में इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित सुरक्षित बैंक वित्त की सुविधा । 
आईटीपी के लिए सृजित की गई जनउपयोगी सुविधाओं और अवसंरचना के रखरखाव के लिए सेवा और 

प्रयोक्ता प्रभारों के संग्रह की जिम्मेदारी । 
• एसपीवी द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार निर्धारित करना । 

संचालन और रखरखाव ( ओएंडएम ) लागतों की पूरी वसूली प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । 
10.0 मॉनीटरिंगः वस्त्र मंत्रालय पीएमयू और वस्त्र आयुक्त का कार्यालय की सहायता से योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की 
समय - समय पर मॉनीटरिंग करेगा : 
10. 1 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की वास्तविक मॉनीटरिंग को समर्थ बनाने के उद्देश्य से पीएमयू द्वारा एक वस्त्र पार्क 
सूचना प्रणाली (टीपीआईएस ) का विकास और रखरखाव किया जाएगा। टीपीआईएस वस्त्र पार्क के संघटकों की प्रगति पर 
निगाह रखने के लिए कोष के रूप में सेवा भी करेगा। पीएमयू , एक उपयुक्त वेब आधारित वास्तविक मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार 
करने के अलावा, मंत्रालय द्वारा समय- समय पर अपेक्षित अनुसार विशिष्ट रिपोर्टों का संग्रह करेगा और प्रस्तुत करेगा। 
10. 2 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय वस्त्र मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगा । डीपीआर की प्रतियां 
और पीएसी का अनुमोदन वस्त्र आयुक्त के कार्यालयों को परियोजनाओं की फील्ड स्तर की मॉनीटरिंग करने में समर्थ बनाने के 
लिए अग्रेषित किया जाएगा । 
10. 3 जिला स्तरीय समन्वय समिति: जिला कलक्टर की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के 
साथ पार्क की प्रगति के समन्वय और मॉनीटरिंग के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति स्थापित की जा सकती है । 
10. 4 उपयुक्त के अलावा प्रत्येक एसपीवी को एक पार्क वेबसाइट बनानी होगी और वस्त्र पार्क की बेहतर दृश्यता और प्रचार 
प्रसार के लिए नियमित आधार पर इसे अद्यतन करेगा । वे वस्त्र पार्क को गूगल - अर्थ थ्रीडी व्यू के साथ लिंक करने के प्रयास भी 
करेंगे । 
11.0 राज्य सरकारों से सहायता: परियोजना के निष्पादन के लिए मंत्रालय , एसपीवी और राज्य सरकार के मध्य (पीएमयू 
और वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से ) निकट समन्वय किया जाएगा। राज्य सरकारें संबंधित विभागों के मुख्य 
सचिव/ सचिव/कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन करके निम्नलिखित के लिए विशिष्ट 
समय-सीमा के साथ एक एकल खिड़की क्लियरेंस तंत्र प्रदान करेंगे: 
• आईटीपी की स्थापना के लिए, जहां कहीं आवश्यकता है, अनुदान की सभी अपेक्षित सांविधिक और अन्य 

क्लियरेंस । 
• आईटीपी को बिजली , पानी, क्लियरेंस और अन्य जनउपयोगी सुविधाओं के लिए सहायता । 
• उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद में संभावित प्रमोटरों के लिए सहायता । 
• राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे अवसंरचना और आद्योगिक विकास निगमों द्वारा परियोजनाओं में भागीदारी ; 

अथवा एसपीवी की इक्विटी की सदस्यता लेने के माध्यम से अथवा अनुदान प्रदान करके । 
• श्रम अनुकूल नीतियों और पर्यावरण का प्रावधान ; और निवेश आकर्षित करने के लिए आईटीपी में स्थित इकाइयों 

के लिए विशेष सुविधाओं जैसे स्टाम्प ड्यूटी की छूट का विस्तार । 
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वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी अनुमोदन और निष्पादन चरणों में बेहतर समन्वय के लिए अधिकार 
प्राप्त समिति की सहायता करेंगे । 
12.0 क्रियान्वयन में विलंब के परिणाम और दुरूपयोग: 
12. 1 बाहर हो जाना: परियोजना के पूरा होने से पूर्व किसी परियोजना के निष्पादन से बाहर होने वाली एसपीवी के 
मामले में , एसपीवी को अर्जित ब्याज के साथ सरकारी सहायता और 10 % दंडात्मक ब्याज तत्काल लौटाना चाहिए । 
12. 2 परियोजना अवधि का विस्तार : क्रियान्वयन की अवधि में किसी संशोधन के लिए पीएसी का अनुमोदन चाहिए 
होगा। पीएसी द्वारा अनुमोदित अनुसार सहमत समय कार्यक्रम के आगे परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के मामले 
में , एसपीवी को अवधि समाप्ति की तिथि से 3 महीने पहले अवधि समय के विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना 
होगा। यदि पीएसी इस आवेदन पर अनुमोदित परियोजना अवधि की समाप्ति तक आदेश पारित नहीं करती है, तो इसे 
विस्तार की मंजूरी माना जाएगा । 
12. 3 परियोजना का विलंब: अनुमोदित अवधि के आगे परियोजना को पूरा करने में विलंब परियोजना के निरस्तीकरण 
के लिए एसपीवी जिम्मेदारी होगी । 
12. 4 परियोजना का निरस्तीकरणः पीएसी द्वारा किसी कारण से, जो भी हो , पार्क को निरस्त किया जाता है, ऐसे 
मामलों में एसपीवी को सरकारी सहायता उस पर अर्जित ब्याज सहित, यदि कोई, तत्काल लौटाना होगा । इसके 
अतिरिक्त एसपीवी को प्रति वर्ष 10 % की दर से दंडात्मक ब्याज भी अदा करना होगा । 
12. 5 दुरुपयोगः यदि यह पाया जाता है कि एसपीवी द्वारा अनुदान का उपयोग परियोजना के अपात्र संघटकों के लिए 
किया गया है, तो वस्त्र मंत्रालय के पास अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज की वसूली का अधिकार होगा और एसपीवी 
पर 10 % दंडात्मक ब्याज लगाने का भी अधिकार होगा । 
12.6वसूली : निरस्तीकरण और अन्य कारणों की वजह से बकायों/ दंडात्मक वसूलियों की वसूली मंत्रालय द्वारा भूमि 
राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकती है। 
12.7 इन सभी प्रावधानों पर पीएसी का निर्णय एसपीवी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा । 
13.0 विवेचन : जहां तक इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान के विवेचन का संबंध है, परियोजना अनुमोदन समिति 
( पीएसी ) का निर्णय अंतिम होगा । पीएसी को योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत संचालन प्रक्रियाओं और पूरक 
दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है । 

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव 


अनुबंध-। 
एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) की परियोजना रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले बिंदु 
1 . सिंहावलोकन : 

(i) उद्देश्यों के साथ प्रस्ताव के संक्षिप्त उद्देश्य और संगतता 
(ii) प्रस्ताव का औचित्य और स्थान की उपयुक्तता, आस -पास के क्षेत्रों मौजूदा क्रियाकलापों की मात्रा और अन्य 

योजनाएं ( राज्य/केंद्र ) 
(iii) वर्तमान स्थिति: भूमि की उपलब्धता और अधिग्रहण की स्थिति ; अपेक्षित स्वीकृतियां की उपलबधता; और 

लाभार्थी इकाइयों के साथ पहचान , करार/ समझौता ज्ञापन 
2. प्रमुख सुविधाओं के ब्यौरे के साथ परियोजना की कुल लागत । 
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अनुमानित लागत की मुख्य तारीख और आधार । 
निधिकरण का तरीका और व्यय की चरणबद्धता अर्थात , विभिन्न स्टेकहोल्डरों का अंशदान ( भारत सरकार, राज्य 
सरकार और अन्य एजेंसियां )। 
भूमि की आवश्यकता और इसका वितरण ( सुविधा- वार )। 
बनाई जा रही भौतिक सुविधाएं ( क्षमता: बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज )। 
क्रियान्वयन और प्रबंधन एजेंसी/ एसपीवी का नाम , जिम्मेदारियों/बाध्यताओं का संक्षिप्त विवरण (क्रियान्वयन और 
भविष्य के दौरान )। 
पूर्ण होने की अवधि, क्रियाकलाप का चार्ट (पीईआरटी /सीपीएम ), मुख्य उपलब्धियां/ लक्ष्य और कार्य शुरू होने की 
तारीख । 

उत्पादन, रोजगार, निर्यात और निवेश बढ़ जाने पर लाभ की मात्रा । 
10. संपोषणीयता के मुद्देः अनुमानित ओएंडएम व्यय और उन्हें पूरी करने के माध्यम । 

यथा उपलब्ध वित्तीय उपलब्धता: अनुमानित वार्षिक अधिशेष , यदि कोई हो , आंतरिक प्रतिफल की दर 

( आईआरआर); और अर्थक्षमता प्राप्त होने की प्रतिशतता । 
12. विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ हुई चर्चा की सिनोप्सिस । 
13. क्षेत्र का मास्टर प्लान , उन संघटकों की माप जिनके लिए सहायता मांगी जारी रही है और दूसरे संघटकों की 

शिकायतों को कैसे दूरी किया जाएगा । 
14. इसके समर्थन में सभी दस्तावेजों को संलग्न किया जाना है । 

अनुबंध-।। 
योजना के तहत भारत सरकार की अनुदान जारी करने केलिए निबंधन और शर्ते 
योजना के तहत भारत सरकार की अनुदान, आवश्यकताओं को पूरा करने और नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन तीन किस्तों में 
जारी की जाएगी : 
1.0 पहली किस्त: निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने के अध्यधीन भारत सरकार के कुल हिस्से के 30 % के 

रूप में एसपीवी को पहल किस्त का भुगतान किया जाएगा: 
क ) एसपीवी, मंत्रालय को समान राशि की बैंक गारंटी देगा । 
ख ) एसपीवी की स्थापना । 
ग ) भूमि , एसपीवी के कब्जे में हो । 
घ) परियोजना शुरू किए जाने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक स्वीकृतियों की उपलब्धता । 
ङ ) निदेशक मंडल में भारत सरकार और राज्य का एक - एक प्रतिनिधि शामिल करना । 
च ) सदस्यों को आवंटित क्षेत्र के अनुपात में एसपीवी द्वारा उन्हें शेयर जारी करना । 
छ ) शेयर धारकों का करार निष्पादित करना । 
ज ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में दो एस्क्रो खाते ( ट्रस्ट और रिटेंशन खाते) योजना। त्रिपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार 

वस्त्र आयुक्त के संबंधित अधिकारी द्वारा एस्क्रो खाते परिचालित किए जाएंगे । 

झ) परियोजना अनुमोदन समिति का अनुमोदन । 
2.0 दूसरी किस्तः निम्निलखित पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने के अध्यधीन भारत सरकार के कुल हिस्से के 40 % के 

रूप में एसपीवी को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा : 
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क ) एसपीवी ने अपने आनुपातिक अंशदान अर्थात सभी स्रोतों से एसपीवी के कुल हिस्से का 70 % व्यय कर दिया 


हो । 


ख ) पहली किस्त का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना । 
ग ) इक्विटी अंशदान का ब्यौरा । 
घ ) यदि एसपीवी सावधि ऋण ले रही हो तो ऋण संघटक के लिए मंजूरी पत्र । 
ङ ) भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के 100 % मूल्य की संविदा प्रदान करना । 
च ) यदि भारत सरकार के अनुदान पर कोई ब्याज अर्जित किया हो तो किसत का दावा करते समय उसे लौटाया 

जाएगा/सममायोजित किया जाएगा । दावे के साथ बैंक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । 
छ) वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से प्रगति रिपोर्ट । 
* मंत्रालय द्वारा अनुदान की दूसरी किस्त मंजूरी कर दिए जाने के पश्चात एसपीवी द्वारा दी गई बैंक गारंटी तभी 

लौटाई जाएगी जब एसपीवी तीसरी किस्त के समान राशि के साथ अपने शेष अंशदान को जुटा देगी । 
3.0 तीसरी किस्त: निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भारत सरकार के कुल हिस्से के 30 % के रूप में अंतिम किस्त 
___ जारी की जाएगी : 
क ) एसपीवी ने सभी स्रोतों से 100 % एसपीवी के हिस्से का व्यय कर दिया है । 
ख ) संपूर्ण अवसंरचना पूरी होनी चाहिए । 
ग ) 80 % रोजगार सृजन के किए गए वायदे के साथ 80 % प्रतिबद्ध इकाइयों की अवसंरचना और परिचालनात्मक 

कार्य सफलतापूर्वक पूरा होना चाहिए। 
घ ) अंतिम किस्त का दावा करते समय दूसरी किस्त का उपयोग प्रमाणपत्र ( यूसी ) प्रस्तुत करना । 
ङ ) यदि भारत सरकार के अनुदान से कोई ब्याज अर्जित हआ हो तो किस्त का दावा करते समय उसे लौटाया 

जाएगा/ समायोजना किया जाएगा । दावे के साथ बैंक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा । 
च ) अंतिम किस्त जारी किए जाने के दावे के साथ वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रगति 

रिपोर्ट । 


MINISTRY OF TEXTILES 


RESOLUTION 
New Delhi , the 23rd March , 2018 


Subject : 


Guidelines of the Scheme for Integrated Textile Parks (SITP ) for next three years w .e.f. 01.04.2017 to 


31 . 03. 2020 . 


No. 19 /2 /2016 - SITP : - With a view to increasing investments , generating employment opportunities and 
boosting exports in textile sector , a scheme to provide subsidy for setting up textile parks with world - class , state -of-the 
art infrastructure in textile hubs across the country has been under implementation by the Government. The Government 
has, now , approved the continuation of the Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP ) with modifications for a period 
of three years i.e., from 01.04 .2017 to 31.03 .2020 . The revised Guidelines of the Scheme are as under: 


1.0 


Objective: The primary objective of the Scheme is to provide financial assistance to a group of entrepreneurs to 
establish state -of-the -art infrastructure facilities in a cluster for setting up their textile units , conforming to 
international environmental and social standards and thereby mobilize private investment in the textile sector and 
generate fresh employment opportunities. 
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2 .0 


3 .0 


Eligibility : Industry Associations, Groups of Entrepreneurs and Agencies of the State Governments would be the 
main promoters of the Integrated Textile Parks (ITPs). At each ITP , there would be a Special Purpose Vehicle 
( SPV ) formed by the representatives of local Industry, Financial Institutions, State industrial and infrastructural 
corporations, and other agencies of State and Central Governments. The SPV shall invariably be a Corporate 
Body registered under the Companies Act. The net worth of each promoter should not be less than 1.5 times of 
his /her total equity proposed in the project . Any other structure for the SPV would require the approval of the 
Project Approval Committee . 
Scope and Components : The Scheme targets industrial clusters and locations with high growth potential, which 
require strategic interventions for developing world -class infrastructure support. 
3. 1 Scope: The project cost will cover common infrastructure and buildings for production /support activities 

( including textile machinery , textiles engineering, accessories, packaging), depending on the needs of the 
ITP. Each project will normally be completed in 3 years from the date of release of the first installment of 

government grant. 
3 . 2 Components : An ITP will have the following components : 
3 .2 .1. Land should be registered under the name of SPV . Land for Textile Parks shall be purchased or 

arranged through lease for atleast 30 years by the SPV . The registered value of land would be taken 
as part of the Industry s equity share in the project. The Government of India grant shall not be used 

for procurement of land and the project cost shall not include the cost of the land . 
3.2 .2. Common Infrastructure like compound wall, roads, drainage, water supply , electricity supply 

including captive power plant, common effluent treatment plant, and telecommunication lines etc. 
3 . 2. 3. Buildings for common facilities like testing laboratory, design center , training center, trade 

center/display center, ware -housing facility / raw material depot , packaging unit, crèche, canteen , 
workers hostel, offices of service providers, labor rest and recreation facilities, marketing support 

system (backward / forward linkages) etc. 
3. 2 .4 . Factory buildings for production purposes. 
3 . 3 The items covered under each of the above Groups are illustrative only, and every ITP may be developed 

by choosing a few or all the facilities mentioned above to suit the specific production and business 
requirements of members of ITP . The Project Approval Committee (PAC ) will recommend on merit, the 
inclusion or otherwise of a component in the project cost on case to case basis. The total eligible Project 
Cost for this Scheme includes the cost on account of components of ITP , as listed under 3. 2. 2, 3.2 . 3 and 
3.2 .4 above, provided , the ownership of the factory buildings vests with the SPV . Technical fee of the 
consultants engaged by the SPV for designing and execution of infrastructure shall not be covered in the 

project cost. 
3 .4 Each Integrated Textile Park ( ITP) under the scheme should preferably have 25 integrated units . The 

number of entrepreneurs and the resultant investments in each ITP could vary from project to project. 
However, aggregate investment in land , factory buildings and Plant & Machinery by the promoters and 
entrepreneurs in a Park shall be as per the ratios defined in para 3.5 below . Each park should have a 
minimum of 25 acres of land either registered in the name of SPV or the SPV should have a registered 
lease deed of the land atleast for 30 years. In the case of North Eastern states and other special category 
states, the requirement will be 10 acres. 
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3 .5 The scale of investment in Textile Parks will be as specified below : 
3.5.1 In the case of Integrated Proposal with less than 8 promoters in the SPV , project cost to investment 

ratio shall be 1: 10 
3.5 .2 In the case of SPV having 8 or more promoters, the project cost to investment ratio shall be 1 :6 

* Integrated Park proposals should consist of at least 3 segments of the textile value chain viz ., Spinning , 

Weaving , Knitting, processing , garmenting, etc . 
3 .6New ITPs being set up under the Scheme may be excluded from the SEZs. 


4 .0 Convergence with other Schemes : Units set up in parks under the scheme may avail eligible benefits under 

different schemes of the Government, as indicated below : 
4 .1Plant & machinery : In case the SPV or the units in a park need support for procurement of Plant & 

machinery, separate proposals may be submitted under ATUFS scheme of Ministry of Textiles. The rates 
and ceiling of subsidy for different segments under ATUFS (until 2022) are indicated below : - 


Segment 


Garmenting, technical Textiles 


Capital investment CIS per individual 
subsidy (CIS ) 

entity 
15 % on eligible | Rs. 30 crores * 
machines 
15 % on eligible Rs. 30 crores* 
machines 
15 % on eligible Rs. 30 crores * 
machines 


Weaving for brand new shuttle-less looms ( including weaving 
preparatory and knitting). Processing, Jute , Silk and Handloom . 
Composite unit/ Multiple segments – if the eligible capital investment in 
respect of garmenting and technical textiles category is more than 50 % 
of the eligible project cost 
Composite unit/ Multiple segments – if the eligible capital investment in 
respect of garmenting and technical textiles category is less than 50 % . 
Investment in respect of garmenting and technical textiles category is 
less than 50 % 


eligible 


Rs .20 crores * 


10 % on 
machines 


* In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS , he will be eligible for only the balance amount 

within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an 

individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for the respective segments . 
4 .2 For skilling the required manpower, units in the park can avail benefits under the “ SAMARTH ” - The Scheme 

for Capacity Building in Textile Sector for the period from 2017- 18 to 2019 - 20 . Under the scheme, the 
funding for the training programme is based on per hour cost as per common norms for each of the National 
Skills Qualifications Framework (NSQF) aligned courses under MSD & E . The training partners will provide 
the training centres with requisite infrastructure at their own cost. 


4 . 3 


In case a park needs a Marine discharge or Zero Liquid Discharge System , a separate DPR with separate 
land earmarked in the vicinity of the park could be submitted for seeking support under Integrated 
Processing Development Scheme (IPDS). A subsidy of 50 % of the eligible project cost upto a cap of Rs.75 
crores can be availed under the guidelines of IPDS. 


4 . 4 


Additional grants may be availed from the State Government for the textile parks under the programmes and 

policies of state governments . 
Format of proposals : Project proposals are required to be submitted in the following manner: 


5 .0 


5 . 1 Formulation of Proposals: The project proposal shall be formulated by an SPV after conducting a diagnostic 

study of the requirements of common facility and infrastructure in the specific location based on demand and 
potential for growth . The format, structure and outline of the project, which may be covered in the Detailed 
Project Report, are given at Annexure - I. This outline is intended to be indicative and not exhaustive . A “ No 
Objection Certificate ” from the State Government concerned and an ‘in - principle approval from the lending 
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institution should also be submitted along with the DPR . In case some states or lending institutions need the 
Ministry ’ s ‘in principle approval, the same will be issued with the stipulation that the State Government will 
issue a “ No Objection Certificate ” on merit and the lending institution will issue a feasibility certificate 
again on merit which will form part of the DPR . 


6 .0 


5 .2 Submission of Proposals : Eligible SPVs may submit project proposals to the Infrastructure Division of the 

Ministry of Textiles in the aforementioned format with all the relevant supporting documents. 
Evaluation process: The Detailed Project Report will be examined and evaluated by the Infrastructure Division 
with the support of a Project Monitoring Unit ( PMU ) from the view point of technical feasibility and financial 
viability . The PMU shall be selected through a transparent process in accordance with Government guidelines . 
The agency selected as PMU shall have in - house expertise in project finance, infrastructure development, project 
management, capability to develop an IT solution , etc. The PMU will be under the direct administrative control of 
the Infrastructure Division of the Ministry of Textiles. The PMU shall do due diligence on the DPRs submitted to 
the Ministry and submit its recommendations to the Infrastructure Division , which shall in turn submit the 
proposals to the Project Approval Committee . 
Project Approval: The Projects shall be approved by the Project Approval Committee (PAC ) chaired by the 
Hon ble Minister of Textiles. The PAC will include Secretary , Textiles, Additional Secretary & Financial 
Adviser, Textiles , Joint Secretary ( Textiles ) in charge of Infra -Division , Textile Commissioner and Joint 
Secretaries of DIPP , MOEF , MSME and MSDE alongwith the representatives of the state governments 
concerned , as members . Representatives of TRAs such as SITRA , ATIRA, TEXPROCIL , SRTEPC , and Industry 
Bodies such as CITI or SIMA may be associated as “ special invitees ’, if considered necessary . 
Funding Pattern : The funding pattern and release of funds will be as follows: 
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8 .0 


8 . 1 Funding pattern : The total project cost, as indicated in para 3. 3 , shall be funded through Grants from 

the Ministry of Textiles (Gol), State Governments, State Industrial Development Corporation , equity 
from the Industry and Loans from Banks/ Financial Institutions. Government of India s (GOI) support 
under the Scheme by way of grant will be limited to 40 % of the eligible project cost subject to a ceiling 
of Rs.40 crores. GOI support will be provided @ 90 % of the project cost subject to a ceiling of Rs. 40 
crores for first two projects ( each ) in the States of Arunachal Pradesh , Assam , Manipur, Meghalaya , 
Mizoram , Nagaland , Tripura , Sikkim , Himachal Pradesh , Uttarakhand and Jammu & Kashmir. Central 
Government will be entitled to place a nominee on the Board of the SPV of the Park . 


8 . 2 Release of Funds: The release of Gol assistance to the SPV shall be done in 3 ( three) installments in 

the ratio of 30 :40 : 30 . The terms and conditions for release for funds are detailed in Annexure - II. The 
SPVs would forward their claims to the Ministry of Textiles. The Infrastructure Division would 
scrutinize the claims received by the Ministry with the assistance of the PMU and recommend the claim 
after verification of all the requisite documents including Utilization Certificate in the format of GFR 
12 - A (GFR 2017 ), Pre - Receipt Bill , Surety Bond ,etc ., as required under the Government rules and 
guidelines. Separate accounts shall be kept by the SPV for the funds released by GOI, which shall be 

subject to audit by the Comptroller & Auditor General of India . 
8 . 3 Budget for Administrative / Miscellaneous Expenditure : A budget provision of not exceeding 2 % of 

the annual budget shall be made for administrative expenditure , evaluation , studies, research & 
seminars , information dissemination , publicity , and for putting in an IT enabled monitoring mechanism , 

etc . 
Project Execution : Special Purpose Vehicles (SPVs ) would be the focal points for execution of the projects and 
play the following role : 

• Conceptualize and formulate the project, achieve financial closure , implement the project and 

manage the infrastructure . 
Procure land , the cost of which shall not be built into project cost. 
Enter into an agreement with the Ministry of Textiles for timely completion of Park and proper 
utilization ofGovernment grants. 
Appoint contractors and consultants in a fair and transparent manner. In order to ensure timely 
completion of the project, the SPV will obtain appropriate performance guarantee from 
consultants and contractors . 
Develop the infrastructure and allocate sites to Industry for setting up units . 
Facilitate securing bank finance required for setting up units in the ITP . 
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Be responsible for maintaining the utilities and infrastructure created for ITP by collecting service 
and user charges. 
Fix user charges for various facilities and services by SPV . There shall be full recovery of 

Operational & Maintenance ( O & M ) costs through user charges. 
Monitoring: The Ministry of Textiles (MOT) will periodically monitor the progress of the projects under the 
Scheme with the support of PMU and the Office of Textile Commissioner: - 


10.0 


10 . 1 A Textile Parks Information System ( TPIS ) would be developed and maintained by the PMU for 

the purpose of enabling real timemonitoring of the projects under the scheme. TPIS will also serve as 
repository for tracking the progress of the components of Textile Park . The PMU , apart from devising a 
suitable web - based real- time monitoring system , shall collect and submit specific reports as required 

from time-to -time by the Ministry . 
10 . 2 The Office of Textile Commissioner shall provide inspection reports as and when requested by the 

Ministry of Textiles. Copies of DPR and approvals of the PAC shall be forwarded to the Office of 
Textile Commissioner to enable field level monitoring of the projects . 


10 . 3 District Level Coordination Committee : A District Level Coordination committee may be 

established under chairpersonship of District Collector with representatives from Ministry of Textiles 

and other stakeholders for coordinating and monitoring the progress of the park . 
10 . 4 In addition to the above, each SPV will maintain a park website and update it on a regular basis for 

better visibility and publicity of the textile park . They will also make efforts to link the textile park with 

Google- earth 3D view . 
11.0 Support from State Governments : There shall be close coordination amongst the Ministry , the SPV and the 

State Government ( through the PMU and office of Textile Commissioner ) to execute the project. State 
Governments shall provide a Single Window Clearance mechanism by constituting an empowered committee of 
Principal Secretary/ Secretary / HOD level officers of the Departments concerned and with specific time lines for 
the following: 

Grant of all the requisite statutory and other clearances, wherever needed , for setting up the ITP . 
• Assistance for Power , Water, clearances and other utilities to the ITP . 


Assistance to potential promoters in identification and procurement of suitable land . 


Participation in the projects by State Government agencies like Infrastructure and Industrial 
Development Corporations; or by way of subscribing to the equity of SPV or by providing grants. 
Provision of conducive labour policies and environment; and extension of special facilities like 

exemption of stamp duty , etc . for the units located in the ITP , for attracting investment. 
The Regional officer of the Office of Textile Commissioner shall be co -opted to the empowered committee for 
better coordination at the approval and execution stages. 
12. Consequence of delays in implementation and misutilisation : - 
12 . 1 Withdrawal: In the event of an SPV withdrawing from executing a project before completion of the project , the 

SPV should immediately return the Government assistance together with the accrued interest and 10 % penal 
interest. 


12 . 2 


Extension of the project period : Any revision in the period of implementation must have the approval of the 
PAC . In case of delay in implementation of the project beyond the agreed time schedule as approved by the 
PAC , the SPV shall submit the request for extension of time period three months prior to the date of expiry . If 
the PAC does not pass an order on this application till the date of expiry of the approved project period , it will 
be deemed that the extension has been granted . 
Delay of project: Delay in the completion of the project beyond the approved period would make the SPV liable 
for cancellation of the project . 
Cancellation of project: In the event, the park is cancelled by PAC for any reason whatsoever then the SPV shall 
immediately return the Government assistance together with the interest accrued thereon , if any. The SPV will 
also pay a penal interest @ 10 % per annum in addition . 


12 .3 


12 . 4 
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Mis - utilization : If it is found that the Grant has been utilized by the SPV for non - eligible components of the 
project, MOT shall have the right to recover the grant along with accrued interest thereon and also levy a of 
10 % penal interest on the SPV . 
Recovery : The dues / penalties recoverable because of cancellation and other reasons can be recovered by the 
Ministry as arrears of land revenue . 
The decision of the PAC on all these provisions would be final and binding on the SPV . 


12 .6 


12.7 


13. 0 


Interpretation : In so far as interpretation of any of the provisions of these guidelines is concerned , the decision 
of the Project Approval Committee (PAC ) shall be final. The PAC is also empowered to put in place detailed 
operating procedures and supplementary guidelines for implementation of the scheme. 


A MADHUKUMAR REDDY , It Secy. 
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Points to be covered in the Project Reports under the Scheme for Integrated Textile Park (SITP ) 
1. Overview : 

(i) Brief objectives and compatibility of the proposal with objectives. 
(ii ) Justification for the proposal and suitability of location , volume of existing activates and other schemes 

(State / Central) in the vicinity . 
( iii) Present Status: Availability of land & status of acquisitions; Availability of requisite clearances; and 

Identification , agreement/ MOU with beneficiary units. 
Total cost of the project with break -up for major facilities. 
Base date and basis of estimating the cost. 
Mode of funding & Phasing of expenditure i.e ., contribution of various stake holders , (GOI, State Govt. & 

Other Agencies). 
5 . Land requirement and its distribution (Facility - wise ) 

Physical facilities being planned (capacities : backward & forward linkages ). 
Name of the implementing & Managing Agency / SPV , brief indication on responsibilities/ obligation (during 

implementation & future ). 
8 . Gestation period , activity chart ( PERT/ CPM ), major milestones/targets and date of commencement of 

operation . 

Quantification of benefits in terms of increase in production , employment, exports and investments. 
10 . Sustainability issues: Projected O & M expenditure & means ofmeeting them . 
11 . Financial viability to the extent available: Project annual surplus, if any; Internal Rate of Return ( IRR ); and 

Percentage of occupancy to achieve viability 
A synopsis of the discussions held with various Stake Holders. 
A master plan of the area , mapping the components for which the assistance is being sought and as to how 

the other components are to be addressed . 
14 . All supporting documents to be attached . 


oi 


12 . 


Annexure - II 
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Terms and conditions for the release of GOI Grants under the Scheme 
The grant from Government of India under the Scheme will be released in three installments , subject to meeting the 
requirements and conditions detailed below : 

FIRST INSTALLMENT : The first installment representing 30 % of the total GOI share will be paid to the 
SPV subject to fulfilling the following eligibility criteria : 
SPV shall furnish a Bank Guarantee of equal amount to the Ministry. 
Establishment of SPV . 
Land to be in the possession of SPV . 
Availability of all statutory clearances necessary for commencement of the project. 
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Inclusion of one representative of Government of India and one representative of the state on the Board of 
Directors . 
Issuance of shares by SPV to members in proportion of area allocated to them . 
Execution of share holders agreement. 
Opening of two escrow accounts ( Trust and Retention accounts ) in a nationalized bank . The escrow accounts 
shall be operated by the officer concerned of the Textile Commissioner in terms of the tripartite agreement. 
Approval of Project Approval Committee . 


2.0 


SECOND INSTALLMENT: The second installment representing 40 % of the total GOI share will be paid to 

the SPV subject to fulfilling the following eligibility criteria: 
a ) SPV should have incurred expenditure of their proportionate contribution i.e ., 70 % of the total SPV share 

from all the sources. 
b ) Submission of Utilization Certificate for the 1st Installment 

Details of equity contribution 
Sanction Letter for loan Component, if SPV is taking term loans. 
Award of contracts worth 100 % of the total project cost excluding the land cost. 
Interest, if any earned on the GOI grant will be returned / adjusted while claiming the instalment. A 

certificate from the Bank shall be submitted along with the claim 
g ) Progress report by the Officer in Charge of Regional Office of Textile Commissioner . 
* After the sanction of 2nd Installment of grant by the Ministry , the Bank Guarantee given by the SPV will be returned 
only upon the SPV raising its remaining contribution along with an amount equal to the 3rd installment. 


3 .0 


THIRD INSTALLMENT: The last installment representing 30 % of the total GOI share shall be released 
subject to the followings : 
a ) SPV has made expenditure of 100 % SPV share from all the sources. 
b ) The entire infrastructure should be completed . 
c ) Successful completion of the infrastructure and operationalization of 80 % of the committed units along 

with generation of 80 % of the promised employment. 
Submission of Utilization Certificate (UC ) of the 2nd installment at the time of making claim for the final 

Installment. 
e) Interest , if any earned on the GOI grant will be returned / adjusted while claiming the installment. A 

certificate from the Bank shall be submitted along with the claim . 
f ) Progress report a by the Officer in Charge of Regional Office of Textile Commissioner will be submitted 

along with the claim for release of final installment. 
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